भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा 
अतारांकित प्रश्न संख्या 2774
(जिसका उत्तर 20 मार्च, 2018/29 फाल्गुन, 1939 (शक) को दिया जाना है)
ऋणों का भुगतान न करने वाले व्यापारिक घरानों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई
2774.
श्री महेश पोद्दारः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या पुराने खराब लोन को दुबारा नया लोन देकर इसे शोध्य ऋण बनाए रखने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कोई नीति बनाई गई है; और
(ख)
क्या सरकार ने ऋण लेकर न चुकाने वाले औद्योगिक/व्यापारिक प्रतिष्ठानों/घरानों के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई की है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुदेशों के अनुसार, दबावग्रस्त खातों को आवश्यकता – आधारित अतिरिक्त वित्त प्रदान करते समय (यदि आवश्यक समझा जाए), बैंकों को कठोरता से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे वित्त का उपयोग विद्यमान ऋणों की चुकौती अथवा खाते को सतत (एवरग्रीन) बनाने के लिए न किया जाए।
(ख): आरबीआई के अनुदेशों के अनुसार, कोई उधारकर्ता जो, अन्य बातों के साथ-साथ, भुगतान की क्षमता होते हुए भी भुगतान करने में चूक करता हो तो उधारदाता द्वारा उसे इरादतन चूककर्ता घोषित किया जाता है। इरादतन चूककर्ताओं के संबंध में कार्रवाई करने के लिए आरबीआई के अनुदेशों के अनुसार, बैंकों अथवा वित्‍तीय संस्‍थाओं द्वारा उन्हें कोई अतिरिक्‍त सुविधा स्‍वीकृत नहीं की जाती है, उनकी इकाई को 5 वर्ष तक नया उपक्रम आरंभ करने से वंचित किया जाता है और जब कभी आवश्‍यक हो, उधारदाता उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई आरंभ कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सूचित आंकड़ों के अनुसार दिनांक 31.01.2018 की स्थिति के अनुसार इरादतन चूककर्ताओं के विरुद्ध 2,170 एफआईआर दर्ज की गयी हैं। इरादतन चूककर्ता प्रवर्तक/निदेशक वाली कंपनियों को निधियां एकत्र करने के लिए पूंजी बाजारों में प्रवेश करने से वंचित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम में संशोधन किया गया है। इरादतन चूककर्ताओं को दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित करने के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता में संशोधन किया गया है।
*****
